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सं ० प्रो ० वि ०/ रोह/120-87 / 46440.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० ( 1) मैनेजिंग डायरेक्टर, 
हरियाणा स्टेट फेडरेशन आफ कन्जूमर कोपरेटिव होलसेल स्टोर लि ०, एस ० सी ० ओ ० 1014-15, सैक्टर 22- बी , चण्डीगढ़ , 
( 2 ) दी बहादुरगढ़ सैण्ट्रल कोपरेटिव कन्जूमर स्टोर लि ० , बहादुरगढ़ , के श्रमिक श्री रणधीर सिंह, पुत्र श्री ताले राम , गांव व 
हा ० टाण्डा हेड़ी , जिला रोहतक , तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 


विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 , की धारा 10 की उप धारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 964 1-1 - श्रम -78/ 32573, 
दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक , को विवादग्रस्त 
या उससे सुसगत या उसमे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है 
जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित 


क्या श्री रणधीर सिंह, की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 

हकदार है ? 


- 


संख्या ओ ० वि ०/गुड़गांव/ 271-87/46448..-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० विमान इंजिनियरिंग 
प्रा ० लि ०, प्लाट नं 0 7, इण्डस्ट्रीयल एरिया , महोली रोड़, गहगांव, के श्रमिक श्री शाम लाल, मार्फत श्री धर्मबीर सिंह सचिव 
भारतीय मजदूर संघ , मनोम म किंट , सदर बाजार , गुड़गांव तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमे इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध 
में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यराल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समजते हैं ; 

इसलिये, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 -क के अयोन गठित प्रौद्योगिक प्रधिकरण , 
हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/ मामले है अथवा 
विवाद से ससंगत या सम्बन्धित मामला / 

/ मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं : 
क्या श्री शाम लाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० ओ ० वि ०/भिवानी/ 143-84/ 46455.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० ( 1) परिवहन प्रायुक्त , 
हरियाणा, चण्डीगढ़ , ( 2) महा प्रबन्धक , हरियाणा राज्य परिवहन , भिवानी , के श्रमिक श्री राम किशन परिचालक, पुत्र श्री 
प्रताप सिंह , गांव व डा ० बेरला, तह . दादरी , जिला भिवानी , तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित 
मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 9641-1श्रम 78/32573, दिनांक 
6 नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त 
या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं 
जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अयवा सम्बन्धित 


क्या श्री राम किशन परिचालक की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा हो है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत 

का हकदार हैं ? 


सं ० मो ० वि ० /हिसार/ 149-87/ 46463.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० दी हरियाणा स्टेट फैडरेशन 
प्राफ कन्जुमर कोपरेटिव होलसेल स्टीर लि ०, एस ० सी ० ओ ० नं ० 1014-15 सैक्टर 22-बी , चण्डीगढ़, के श्रमिक श्री राम चन्द्र, पुन 
श्री पुरन प्रकाश , गांव व डा ० कुरड़ी, तहसील व जिला हिसार तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इस में इस के बाद लिखित मामले 
में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 
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इसलिये , प्रव , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 9641-1 - प्रम -78/ 32573, 
दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ पठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को 
विवादग्रस्त या उससे संगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं 
जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीव या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 
क्या श्री 

को मेवाओं का समापन म्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत 


- 


राम चन्द्र 


हकदार है ? 


स ० श्रो ० वि ०/ एफ डी /179-87/ 464 70.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै ० मंटल बोक्स इण्डिया 
लि ०, 60 , न्यु इण्डस्ट्रीयन गाऊनशिप फरीदाबाद , कं श्रमिक श्री एस. एस . पाण्डे मार्फत श्री के . एल . शर्मा, जी -15, मोल 
प्रेस कालोनी फरीदाबाद तथा प्रबधकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक 


विवाद है ; 


.. 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इमलिए, प्रब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उप -धारा ( 1 ) के खण्ड ( 1 ) द्वारा 
प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन 
गटित प्रये गिम, अधिकार , हरियाणा, परीदाबाद , को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा अमिक के बीच 
यः तो विवादग्रस्त माम्ला / मामलं है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट । 
मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है: 

क्या श्री एस. एम . पाण्डे ने स्वयं गैर-हाजिर हो कर नौकरी पर से लियन खोया है या उसकी सेवाएं समाप्त की 

गई हैं ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० मो ० वि ० /एफ ही/ 175-87/ 46477.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै ० कलवीनेटर आफ इण्डिया 
लि ०, 28, एन . आई.टी., फरीदाबाद , के श्रमिक श्री मुसाफिर पुत्र श्री बृज मोहन मार्फत एस . सी . श्री वास्तवा , 5- सी / 52 , 
एन . पाई . टी ., फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इस के 

मध्य इसमें इस के बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में , कोई प्रौद्योगिक 


विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायानिर्गय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा10 की उपधारा ( 1) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित पोचोगिक 
अधिकरण , हरियाणा, फरीदाबाद , को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/ 
मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/ मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते 


क्या श्री मुसाफिर ने स्वयं गैर-हाजिर होकर नोकरी पर से लियन खोया है या उसकी सेवाएं समाप्त की गई 

हैं ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार हैं ? 
सं ० प्रो ० वि ०/ एफ डी / 131-84/46483.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मै • हिन्दुस्तान इन्सुलेशनज 
प्रा ० लि ० , 31-ए, एन.आई.टी., फरीदाबाद के श्रमिक श्री धर्मबीर सिंह, पुत्र श्री मुन्शी राम मार्फत श्री एल . डी . तिवाड़ी , 
एडवोकेट, मकान नं ० 129 , वार्ड नं . 11, बासापरा मोहल्ला, पुराना फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद 
लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्गय हेतु निर्दिष्ट करना बानीय समझते हैं 

इसलिये , अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन गठित 
उद्योगिक प्रधिकरण , हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तया श्रमिक के बीर या तो 
विवादग्रस्त मामला / मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला /मामले है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने 
हेतु निर्दिष्ट करते हैं : 

क्या श्री धर्मबीर सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तया ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत 

का हकदार है ? 


